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ड्रोन युद्ध के युग में भारत की सैन्य रणनीति 
का पुनः परिकल्पन
संदर्भ

•	 पश्चिम एशिया में चल रह े संघर्ष ने यह प्रदर्शित किया 
ह ै कि आधनुिक यदु्ध में ड्रोन, मिसाइलों और उन्नत 
तकनीकों का प्रभतु्व लगातार बढ़ रहा ह।ै

संतृप्ति युद्ध और बदलती सैन्य रणनीति
•	 आधनुिक यदु्ध की विशषेता ह ैकम लागत वाली लेकिन 

उच्च प्रभाव वाली तकनीकों का बढ़ता उपयोग, जैसे कि 
मानव रहित हवाई वाहन (UAVs), लोइटरिंग म्यूनिशन, 
स्वार्म ड्रोन और लंबी दरूी की सटीक प्रहार प्रणालियाँ।

•	 स्वार्म सतृंप्ति का खतरा: सैकड़ों ड्रोन को एक समन्वित 
हमले में तैनात करना स्वार्म संतपृ्ति से उत्पन्न गंभीर खतरे 
को दर्शाता ह।ै

	� सबसे उन्नत वाय ु रक्षा प्रणालियाँ भी इतनी बड़ी 
संख्या में हमलों का सामना करते समय फायरिंग 
दर, अवरोधन क्षमता और पनुः लोडिंग गति की 
सीमाओ ंसे जझूती हैं।

•	 भारत का प्रतिरोधी-ड्रोन सिद्धांत अभी संक्रमणकालीन 
अवस्था में ह,ै जिसमें परिचालन जिम्मेदारियाँ तीव्रता से 
बढ़ रही हैं।

वैश्विक संघर्षों से प्राप्त संकेत
•	 रूस-यूक्रे न यदु्ध ने दिखाया कि कम लागत वाले FPV 

ड्रोन महगंे बख़्तरबंद प्लेटफ़ॉर्म को नष्ट कर सकते हैं।
•	 नागोर्नो-काराबाख यदु्ध ने पारंपरिक यदु्ध पर लोइटरिंग 

म्यूनिशन के निर्णायक प्रभाव को उजागर किया।
•	 गाज़ा पट्टी संघर्ष ने यह प्रदर्शित किया कि गैर-राज्य 

अभिनेता वाणिज्यिक ड्रोन का उपयोग निगरानी और 
लक्षित हमलों के लिए कर सकते हैं।

भारत के लिए समकालीन संघर्षों से अंतर्दृष्टि
•	 मजबूत प्रतिरोधी-ड्रोन प्रणालियों की आवश्यकता: 

स्वार्म ड्रोन कम लागत वाले लेकिन उच्च प्रभाव वाले 
हथियार हैं जो उन्नत वाय ुरक्षा प्रणालियों को अभिभतू 
कर सकते हैं।

	� विरासत वायु रक्षा प्रणालियों के साथ 
एकीकरण: वर्तमान हार्डवेयर को आधनुिक 
इलेक्ट्रॉनिक यदु्ध (EW) और कृत्रिम बदु्धिमत्ता 
(AI) क्षमताओ ंसे लैस करना परुाने संसाधनों जैसे 
L/70 एटंी-एयरक्राफ्ट गन की उपयोगिता बढ़ाता ह।ै

•	 रोबोटिक युद्ध क्षमताओ ं का विस्तार: यदु्ध में 

रोबोटिक्स की बढ़ती भूमिका उच्च जोखिम वाले 

अभियानों में मानव शक्ति पर निर्भरता कम कर रही ह।ै

•	 आधुनिक वॉरफेयर में लक्ष्य निर्धारण रणनीति 

का विकास: हालिया संघर्षों ने ऊर्जा अवसंरचना, 

प्रशासनिक कें द्रों और औद्योगिक सवुिधाओ ंजैसे गहरे 

रणनीतिक संसाधनों को लक्ष्य बनाने की प्रवतृ्ति दिखाई 

ह।ै

	� निष्क्रिय रक्षा उपाय: आयरन डोम जैसी उन्नत 

रक्षा प्रणालियों की संतपृ्ति सक्रिय रक्षा तंत्र की 

सीमाओ ंको उजागर करती ह।ै

•	 विकेन्द्रीकृत वॉरफेयर: आधनुिक यदु्ध में निम्न स्तर पर 

विकन्द्रीकत निर्णय-निर्धारण और परिचालन लचीलापन 

आवश्यक होता जा रहा ह।ै

भारत की संस्थागत और रणनीतिक प्रतिक्रिया

•	 एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन और इटंरडिक्शन सिस्टम 

(IDD&IS): रक्षा अनसुंधान एवं विकास संगठन 

(DRDO) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 

विकसित, यह व्यापक प्रतिरोधी-ड्रोन समाधान ह।ै

	� 5–8 किमी की दरूी पर ड्रोन का पता लगाने में सक्षम।

	� 2–5 किमी की सीमा में संचार संकेतों को जाम कर 

सकता ह।ै

	� निकट दरूी पर लेज़र-आधारित निर्देशित ऊर्जा 

हथियारों से खतरों को निष्क्रिय कर सकता ह।ै

•	 “भार्गवास्त्र” एटंी-स्वार्म सिस्टम: सोलर डिफें स एडं 

एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) द्वारा विकसित, यह 

कम लागत वाला स्वदशेी प्रतिरोधी-ड्रोन सिस्टम ह ैजो 

माइक्रो-रॉकट्स का उपयोग कर स्वार्म ड्रोन को हार्ड-

किल मोड में नष्ट करता ह।ै

•	 भारतीय सेना ने निगरानी और कामिकाज़े ड्रोन की 

बड़े पैमाने पर खरीद शरुू की ह ैताकि रक्षात्मक और 
आक्रामक दोनों क्षमताओ ंको बढ़ाया जा सके।
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भारत की मिसाइल रक्षा संरचना

•	 बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) 

प्रणाली (DRDO):

	� पथृ्वी एयर डिफें स (PAD) इटंरसेप्टर 50–180 

किमी ऊँचाई पर आने वाली मिसाइलों को 

वायमुडंल के बाहर अवरोधित करने के लिए 

डिज़ाइन किया गया ह।ै

	� एडवांस्ड एयर डिफें स (AAD) इटंरसेप्टर 

वायमुडंल के अदंर अतंिम चरण में 30 किमी तक 

की ऊँचाई पर खतरों को निष्क्रिय करने के लिए 

बनाया गया ह।ै

•	 स्तरीय वायु रक्षा कवच:

	� S-400 ट्रायम्फ: रूस द्वारा विकसित अत्याधनुिक 

मोबाइल सतह-से-आकाश मिसाइल प्रणाली, 

जिसे भारत ने लंबी दरूी की वाय ु रक्षा क्षमता 

बढ़ाने के लिए शामिल किया ह।ै

	� मध्यम दरूी (70–100 किमी): इज़राइल के 

साथ सह-विकसित बराक-8 (MRSAM/

LRSAM) भूमि और नौसैनिक संसाधनों के 

लिए 360-डिग्री सरुक्षा प्रदान करता ह।ै

	� लघ ु दरूी (25–50 किमी): स्वदशेी आकाश 

प्रणाली और इज़राइल का SPYDER रणनीतिक 

बिदओु ंएवं मोबाइल सेना इकाइयों की रक्षा करते 
हैं।

आगे की राह

•	 एकीकृत थिएटर कमांड (ITCs) का गठन: निर्णय-
निर्धारण को विकन्द्रीकत करने और थलसेना, नौसेना 
एवं वायसुेना के बीच बेहतर समन्वय के लिए आवश्यक।

•	 स्पष्ट राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों की परिभाषा: 
संघर्ष की शरुुआत में ही रणनीतिक स्पष्टता के लिए 
आवश्यक।

•	 स्वदेशी विकास: ड्रोन, प्रतिरोधी-ड्रोन प्रणालियों और 
महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों का स्वदशेी विकास रणनीतिक 
स्वायत्तता के लिए अनिवार्य।

•	 दीर्घकालिक सघंर्ष की सभंावना: समकालीन संघर्ष 
संकेत दतेे हैं कि यदु्ध छोटे और निर्णायक न होकर लंबे 
समय तक चल सकते हैं।

•	 सतत लॉजिस्टिक्स और ससंाधन एकत्रण: समय के 
साथ यदु्धक क्षमता बनाए रखने के लिए आवश्यक।

स्रोत: IE

भारत की यूरिया आयात पर निर्भरता
संदर्भ

•	 भारत में उपभोग किए जाने वाले लगभग 90% यरूिया 
आयात पर निर्भर हैं।

परिचय

•	 हरित क्रांति के बाद से भारत ने उच्च फसल उत्पादन 
के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की आपूर्ति हते ुयरूिया पर 
भरोसा किया ह।ै

•	 यरूिया कुल उर्वरक उपभोग का 56% और नाइट्रोजनयकु्त 
उर्वरकों का लगभग 80% हिस्सा ह।ै
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•	 नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) कम: प्रयकु्त 
यरूिया का केवल एक हिस्सा ही फसलों द्वारा उपयोग 
होता ह;ै शषे वाष्पीकरण, लीचिगं और डिनिट्रीफिकशन 
से नष्ट हो जाता ह।ै

•	 मृदा क्षरण: लगातार अत्यधिक उपयोग से मदृा 
अम्लीकरण, सकू्ष्म पोषक तत्वों की कमी और 
दीर्घकालिक उर्वरता में गिरावट होती ह।ै

•	 पर्यावरण प्रदूषण: नाइट्रेट बहाव से जल प्रदूषण 
(यटू्रोफिकशन) होता ह ैऔर नाइट्रस ऑक्साइड (N

2
O) 

उत्सर्जित होता ह,ै जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस ह।ै

•	 आयात निर्भरता और बाहरी असरुक्षा: आयातित 
यरूिया और प्राकतिक गैस पर निर्भरता भारत को 
वैश्विक मलू्य अस्थिरता एवं आपूर्ति व्यवधानों के प्रति 
संवेदनशील बनाती ह।ै

सिफारिशें

•	 नीति फोकस में बदलाव: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन 
मिशन को निर्यात-केन्द्रित हरित अमोनिया के बजाय 
घरेल ूहरित यरूिया उत्पादन की ओर पनुः उन्मुख करना।

•	 यूरिया सयंंत्रों में CCUS का एकीकरण: कार्बन 
कैप्चर फंडिंग का उपयोग कर यरूिया निर्माण हते ुसमर्पित 
CO

2
 आपूर्ति सनुिश्चित करना।

•	 अत्यधिक उपयोग पर अंकुश और दक्षता सधुार: 
नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (NUE) बढ़ाना और सतत/
जैविक खतेी को प्रोत्साहित करना।

•	 सरंचनात्मक सधुार: चरणबद्ध नियंत्रण-मकु्ति और 
बाज़ार प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ना ताकि दक्षता, नवाचार 
और सब्सिडी भार में कमी लाई जा सके।

सरकारी पहल

•	 नीम-लेपित यूरिया (NCU): यरूिया पर अनिवार्य 
नीम लेपन, जिससे नाइट्रोजन हानि कम होती ह,ै 
दक्षता बढ़ती ह ैऔर गैर-कृषि उपयोग हते ु विचलन 
रोका जाता ह।ै

•	 पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) योजना: 
फॉस्फेटिक  और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी दकेर 
संतलुित उर्वरक उपयोग (N:P:K) को बढ़ावा दनेा 
तथा यरूिया पर अत्यधिक निर्भरता कम करना।

•	 घरेल ू यरूिया उत्पादन का 80% से अधिक आयातित 
प्राकतिक गैस पर आधारित ह ै और कुल उपभोग का 
पाँचवाँ हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से आयात किया जाता ह।ै

यूरिया क्या है?

•	 रासायनिक सतू्र: CO(NH
2
)

2

•	 इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन (N) होता ह,ै जो ठोस 
उर्वरकों में सबसे अधिक ह।ै

•	 उपयोग:

	� पत्तेदार वदृ्धि को प्रोत्साहित करता ह ै (धान, गेहू,ँ 
मक्का जैसी फसलों के लिए महत्वपूर्ण)।

	� पौधों में प्रोटीन निर्माण को बढ़ावा दतेा ह।ै

भारत यूरिया क्यों आयात करता है?

•	 कृषि से उच्च मांग: भारत की कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था 
में धान और गेहू ँजैसी फसलें भारी नाइट्रोजन की मांग 
करती हैं। यरूिया सस्ता एवं प्रभावी होने के कारण सबसे 
पसंदीदा उर्वरक ह।ै

•	 अपर्याप्त घरेलू उत्पादन: भारत में कई यरूिया संयंत्र हैं, 
लेकिन उत्पादन कुल मांग को परूा नहीं कर पाता। कुछ 
संयंत्र परुाने और अक्षम हैं, जबकि नए संयंत्र स्थापित 
करने में भारी निवेश और समय लगता ह।ै

•	 प्राकृतिक गैस पर निर्भरता: यरूिया उत्पादन में 
प्राकतिक गैस प्रमखु इनपटु ह।ै भारत प्राकतिक गैस में 
आत्मनिर्भर नहीं ह,ै जिससे उत्पादन लागत बढ़ती ह ै
और घरेल ूउत्पादन का विस्तार सीमित होता ह।ै

•	 आयात की लागत-लाभकारीता: कई बार अन्य 
दशेों से यरूिया आयात करना घरेल ूउत्पादन की तलुना 
में सस्ता पड़ता ह।ै

चिंताएँ

•	 उच्च राजकोषीय भार: यरूिया पर भारी सब्सिडी 
सरकार के उर्वरक सब्सिडी बिल को बढ़ाती ह ै और 
सार्वजनिक वित्त पर दबाव डालती ह।ै

•	 असतुंलित उर्वरक उपभोग: यरूिया (नाइट्रोजन) का 

अत्यधिक उपयोग फॉस्फेटिक  और पोटाशिक उर्वरकों 

की तलुना में N:P:K अनपुात को बिगाड़ता ह,ै जिससे 
मदृा की उत्पादकता घटती ह।ै
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•	 उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): 
किसानों को बिक्री के बाद कंपनियों को सब्सिडी 
हस्तांतरित करना, जिससे पारदर्शिता सनुिश्चित होती 
ह ैऔर रिसाव/विचलन कम होता ह।ै

•	 नैनो यूरिया का प्रचार: इडंियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र 
कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित, नैनो यरूिया 
पारंपरिक यरूिया की आवश्यकता को कम करता ह ै
जबकि फसल उत्पादन बनाए रखता ह।ै

•	 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: किसानों को मदृा के 
पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी प्रदान करना, 
जिससे विवेकपूर्ण और आवश्यकता-आधारित 
उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहन मिलता ह।ै

स्रोत: IE

भारत की आर थ्िक सुरक्षा हेतु सुदृढ़ आपूर्ति 
शृंखलाओ ंका निर्माण
संदर्भ

•	 हालिया भ-ूराजनीतिक व्यवधानों, विशषेकर पश्चिम 
एशिया में, ने भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला आघातों 
के प्रति संवेदनशीलता और दीर्घकालिक लचीलापन 
सनुिश्चित करने की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर 
किया ह।ै

भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन क्यों महत्वपूर्ण 
है?

•	 ऊर्जा निर्भरता: भारत अपनी लगभग 85% कच्चे तेल 
और 50% से अधिक प्राकतिक गैस की आवश्यकता 
आयात करता ह।ै

	� वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता सीध ेमदु्रास्फीति, 
राजकोषीय स्थिरता और आर थ्िक वदृ्धि को प्रभावित 
करती ह।ै

•	 खाद्य और उर्वरक आयात: भारत खाद्य तेलों और 
दालों के आयात पर अत्यधिक निर्भर ह,ै जिससे घरेल ू
बाजार वैश्विक मलू्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील 
हो जाते हैं।

	� उर्वरक क्षेत्र फॉस्फेटिक  और पोटाशिक इनपटु के 
आयात पर अत्यंत सीमा तक निर्भर ह,ै जो कृषि 
उत्पादकता और खाद्य सरुक्षा को प्रभावित करता ह।ै

•	 फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई: भारत लगभग 65–
70% सक्रिय औषधीय संघटक (APIs) का आयात 
करता ह,ै मखु्यतः चीन से।

	� यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कमजोरियां सजृित करता ह,ै 
जबकि भारत जेनेरिक दवा निर्माण में सदुृढ़ ह।ै

•	 महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ पथृ्वी तत्व: भारत 
इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत गतिशीलता 
के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर एवं दरु्लभ 
पथृ्वी तत्वों के आयात पर निर्भर ह।ै

	� इन संसाधनों का वैश्विक संकेन्द्रण रणनीतिक और 
आपूर्ति जोखिमों को बढ़ाता ह।ै

भारत की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने की पहलें

•	 आपूर्ति श्रृंखला सदुृढ़ता पहल(SCRI): 2021 
में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शरुू की गई 
त्रिपक्षीय साझदेारी।

•	 इसका उद्देश्य एकल स्रोत आपूर्तिकर्ताओ ंपर निर्भरता 
कम करना और इडंो-पैसिफिक क्षेत्र में आर थ्िक स्थिरता 
बढ़ाना ह।ै

•	 यह स्रोतों का विविधीकरण, डिजिटल तकनीक का 
उपयोग और सर्वोत्तम प्रथाओ ंको साझा करने पर कें द्रित 
ह।ै

•	 ऊर्जा सरुक्षा पहलें:

	� राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: भारत को ग्रीन 
हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक कें द्र 
बनाने का लक्ष्य।

	� रणनीतिक पेट्रोलियम भडंार (SPR): वैश्विक 
आपूर्ति व्यवधानों से बचाव हते ु प्रमखु स्थानों पर 
भडंार स्थापित।

	� नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार: 2025 के अतं तक 
भारत की कुल गैर-जीवाश्म ईधंन क्षमता 266.78 
GW तक पहुचँी।

खाद्य और उर्वरक सुरक्षा पहलें:

	� राष्ट्रीय खाद्य सरुक्षा मिशन: दालों, तिलहन और 
अनाज के उत्पादन में वदृ्धि।
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	� राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स - ऑयल 
पाम (NMEO-OP): 2021 में शरुू, भारत को 

पाम ऑयल में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य।

	� नैनो-उर्वरक और जैव-उर्वरक: आयातित रसायनों 

पर निर्भरता कम करने हते ुप्रोत्साहन।

•	 प्रौद्योगिकी और विनिर्माण पहलें:

	� पैक्स सिलिका पहल: अर्धचालक और सौर घटकों 

जैसी सिलिकॉन-आधारित प्रौद्योगिकियों में आपूर्ति 

श्रृंखला लचीलापन मजबतू करना।

	� भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):76,000 करोड़ 

रुपये की पहल, घरेल ू अर्धचालक और डिस्प्ले 

विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हते।ु

•	 उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: इलेक्ट्रॉनिक्स, 

अर्धचालक, दरूसंचार, ऑटोमोबाइल और उन्नत 

रसायन कोशिकाओ ंजैसे क्षेत्रों को कवर करता ह।ै

	� यह घरेल ूविनिर्माण और वैश्विक मलू्य श्रृंखलाओ ंमें 

एकीकरण को प्रोत्साहित करता ह।ै

आगे की राह

•	 आयात का रणनीतिक विविधीकरण: अफ्रीका, 

लैटिन अमरेिका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों से 

स्रोतों का विविधीकरण कर विशषे क्षेत्रों पर अत्यधिक 

निर्भरता कम करनी होगी।

	� दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध और साझेदारी: 

महत्वपूर्ण वस्तुओ ं के लिए प्राथमिकता दी जानी 

चाहिए।

•	 डिजिटल तकनीक का उपयोग: एआई, IoT और 

ब्लॉकचने का व्यापक उपयोग कर वास्तविक समय 

आपूर्ति श्रृंखला निगरानी एवं पूर्वानमुान विश्लेषण को 

बढ़ावा दनेा।

•	 महत्वपूर्ण सामग्रियों का पुनर्चक्रण: लिथियम-
आयन बैटरियों और दरु्लभ पथृ्वी तत्वों का पनुर्चक्रण 
बढ़ाना आवश्यक।

स्रोत: TH

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना में 
संशोधन 
संदर्भ

•	 सरकार ने प्रधानमतं्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन 
इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) 
योजना में संशोधन किया ह,ै जिसके अतंर्गत ई-स्कू टर 
और ई-रिक्शा के लिए नई समय-सीमाए ँऔर यूनिट कैप 
निर्धारित किए गए हैं।

योजना में संशोधन

•	 भारी उद्योग मतं्रालय ने इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों के 
लिए सब्सिडी को 31 जलुाई 2026 तक और इलेक्ट्रिक 
रिक्शा व इलेक्ट्रिक कार्ट्स के लिए 31 मार्च 2028 तक 
बढ़ा दिया ह।ै

•	 प्रोत्साहन प्राप्त करने हते ुअधिकतम एक्स-फैक्ट्री मलू्य 
इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों के लिए ₹1.5 लाख और 
इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों (ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट्स) 
के लिए ₹2.5 लाख निर्धारित किया गया ह।ै

PM E-DRIVE योजना के बारे में

•	 यह योजना 2024 में भारी उद्योग मतं्रालय द्वारा शरुू की 
गई थी।

•	 योजना की अवधि अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 
तक थी, जिसे अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया 
ह।ै

•	 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना(EMPS-2024) 
को भी PM E-DRIVE योजना में सम्मिलित किया 
गया ह।ै

•	 योजना को निम्नलिखित घटकों के माध्यम से लाग ूकरने 
का प्रस्ताव ह:ै

	� सब्सिडी: ई-2W, ई-3W, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और 
अन्य उभरती ईवी श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन।

	� पंूजीगत परिसपंत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान: 
ई-बसें, चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क  की स्थापना एवं 
MHI की परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन।

	� योजना का प्रशासन: IEC (सचूना, शिक्षा एवं 
संचार) गतिविधियाँ तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी 
(PMA) के लिए शलु्क।
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•	 समर्थन हेतु पात्र वाहन श्रेणियाँ:

	� बसें (केवल इलेक्ट्रिक बसें)

	� तीन-पहिया (इलेक्ट्रिक) जिनमें पंजीकृत ई-रिक्शा 
एवं ई-कार्ट्स तथा L5 (ई-3W) शामिल हैं

	� दो-पहिया (इलेक्ट्रिक) – ई-2W

	� ई-एम्बुलेंस (इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड एवं 
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)

	� ई-ट्रक एवं अन्य नई उभरती ईवी श्रेणियाँ (आगामी  
चरण में अधिसूचित की जाएगँी)

•	 चार्जिंग स्टेशन: योजना ईवी खरीदारों की “रेंज चितंा” 
को दरू करने हते ुसार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) 
की स्थापना को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करती ह।ै

इलेक्ट्रि क वाहन क्या हैं?

•	 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आतंरिक दहन इजंन के बजाय 
विद्युत मोटर पर चलते हैं, जो ईधंन और गैसों के मिश्रण 
को जलाकर शक्ति उत्पन्न करता ह।ै

•	 इन्हें वर्तमान पीढ़ी के वाहनों के संभावित विकल्प के 
रूप में दखेा जाता ह ैताकि प्रदूषण, वैश्विक तापन और 
प्राकतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओ ं का 
समाधान किया जा सके।

सरकारी पहलें

•	 राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 

(2020) और FAME-I: इलेक्ट्रिक वाहनों को 

अपनाने और उत्पादन को तीव्र करने हते ुलाग।ू

•	 FAME II (2019): ईवी अपनाने में वदृ्धि, ई-बस 

नेटवर्क  का विस्तार और चार्जिंग अवसंरचना को सदुृढ़ 

करने पर कें द्रित।

•	 PLI योजना (2021): ऑटोमोबाइल और ऑटो 

कंपोनेंट उद्योग में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों 

(AAT) के घरेल ूविनिर्माण को बढ़ावा दनेे हते।ु

	� प्रमखु कंपनियाँ जैसे टाटा मोटर्स और महिदं्रा एडं 

महिदं्रा ने ईवी उत्पादन में बड़े निवेश किए हैं।

	� कंपनियों को प्रोत्साहन हते ुकम से कम 50% घरेल ू

मलू्य संवर्धन (DVA) सनुिश्चित करना अनिवार्य ह।ै

•	 SPMEPCI (2024): वैश्विक ऑटोमोबाइल 

निर्माताओ ं को निवेश हते ु आकर्षित करने के लिए, 

स्वीकत आवेदकों को पाँच वर्ष की अवधि में USD 

35,000 मलू्य वाले ई-4W (CBU) को 15% कम 

सीमा शलु्क पर आयात करने की अनमुति।

•	 भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सचूकांक(IEMI, 

2025): राज्यों और कें द्र शासित प्रदशेों की ईवी 

महत्वाकांक्षाओ ं की प्रगति को ट्रैक और तलुना करने 

हते।ु

	� दिल्ली, महाराष्ट्र और चडंीगढ़ हालिया IEMI 

स्कोर में “फ्रं ट-रनर्स” के रूप में अग्रणी हैं।

•	 PM ई-बस सेवा - भुगतान सरुक्षा तंत्र (PSM) 

योजना(2024): 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों 

की तैनाती का समर्थन।

	� इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों 

(PTAs) द्वारा चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों 

को भगुतान सरुक्षा प्रदान करना ह।ै

स्रोत: TH
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संक्षिप्त समाचार

बिरसा मंुडा
संदर्भ

•	 भारत के उपराष्ट्रपति ने झारखडं में बिरसा मुडंा के 
जन्मस्थान का दौरा किया।

परिचय

•	 बिरसा मुडंा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहात ु
(तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी, वर्तमान झारखडं) में हुआ 
था।

•	 वे एक महान भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, 
धार्मिक नेता और मुडंा जनजाति के लोकनायक थे।

•	 बिरसाइट धर्म: उन्होंने “बिरसाइट” नामक एक नए 
धर्म की स्थापना की और स्वयं को ईश्वर का दतू घोषित 
किया।

	� वे एक ईश्वर में विश्वास करते थे।
	� मुडंा और उरांव समदुाय के लोग इस संप्रदाय से जडु़े 

और ब्रिटिशों द्वारा किए जा रह ेआदिवासी धर्मांतरण 
का विरोध किया।

	� अनयुायियों ने उन्हें ‘धरती अब्बा’ या ‘पथृ्वी के 
पिता’ कहा।

•	 मंुडा विद्रोह: बिरसा मुडंा के नेततृ्व में ब्रिटिश शासन 
और स्थानीय शोषकों (दिकओ)ं के विरुद्ध आदिवासी 
आदंोलन हुआ।

	� इसे ‘उलगलुान’ या ‘महान कोलाहल’ भी कहा 
जाता ह।ै

	� 1900 में उन्हें जमकोपाई जंगल में गिरफ्तार किया 
गया और हिरासत में ही हजैा से उनकी मतृ्यु हो गई।

	� परिणाम: ब्रिटिश सरकार ने 1908 में छोटानागपरु 
काश्तकारी अधिनियम लाग ू किया, जिसके तहत 
आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों (दिकओ)ं 
को हस्तांतरित करने पर रोक लगाई गई।

•	 जनजातीय गौरव दिवस: उनकी विरासत को सम्मानित 
करने हते ु2021 से प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय 
गौरव दिवस मनाया जाता ह।ै

स्रोत: HT

ज﻿़ोजिला दर्रा
संदर्भ

•	 ज़ोजिला दर्रे पर हिमस्खलन की घटना में कई लोगों 
की मतृ्यु हुई, जिससे इस उच्च जोखिम वाले पर्वतीय 
राजमार्ग पर यातायात प्रबंधन और सरुक्षा प्रोटोकॉल को 
लेकर चितंाए ँबढ़ गई।ं

	� हिमस्खलन बर्फ  का तीव्र प्रवाह ह,ै जो किसी ढलान 
जैसे पहाड़ी या पर्वत से नीच ेकी ओर आता ह।ै

ज﻿़ोजिला दर्रा

•	 यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और चनुौतीपूर्ण उच्च-
ऊँचाई वाले दर्रों में से एक ह।ै

•	 जम्मू और कश्मीर में 3,528 मीटर की ऊँचाई पर स्थित 
ह।ै

•	 यह कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच एक महत्वपूर्ण 
संपर्क  मार्ग ह।ै

•	 यह अपनी सामरिक महत्ता और अद्भुत हिमालयी दृश्यों 
के लिए प्रसिद्ध ह।ै

ज﻿़ोजिला सुरंग परियोजना

•	 यह सरंुग जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर 
11,578 फीट (लगभग 3,500 मीटर) की ऊँचाई पर 
निर्माणाधीन ह।ै

•	 यह भारत की सबसे लंबी सड़क सरंुग होगी और एशिया 
की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सरंुग होगी।

स्रोत: AIR

पश्चिम एशियाई संकट से भारत के कॉफी 
निर्यात प्रभावित

संदर्भ

•	 पश्चिम एशिया में जारी संकट ने भारतीय कॉफी निर्यात 
को गंभीर रूप से प्रभावित किया ह।ै फारस की खाड़ी 
के पास लगभग 15–20% खपेें अटकी हुई हैं, जिससे 
पश्चिम एशिया और यरूोप के प्रमखु बाजार प्रभावित हुए 
हैं।
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भारत का कॉफी निर्यात

•	 भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक ह।ै

•	 शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य:

	� इटली (18.09%)
	� जर्मनी (11.01%)
	� बेल्जियम (7.47%)
	� रूस (5.28%)
	� संयकु्त अरब अमीरात (5.09%)

कॉफी उत्पादन की भौगोलिक स्थिति

•	 जलवायु: उष्णकटिबंधीय जलवाय ु में अच्छी तरह 
उगती ह।ै गर्म, आर्द्र जलवाय ु और हल्की सर्दियाँ 
आवश्यक।

•	 मृदा: अच्छी जलनिकासी वाली, उपजाऊ, ह्यूमस और 
जैविक पदार्थों से समदृ्ध। pH 6.0–6.5।

•	 तापमान: आदर्श वार्षिक तापमान 15°C–28°C।
•	 वर्षा एवं स्थलाकृति: 600–1,600 मीटर ऊँचाई 

वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर उत्पादन। ढलानदार भूमि 
जलनिकासी सनुिश्चित करती ह।ै

•	 प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य:
	� कर्नाटक (सबसे बड़ा उत्पादक, लगभग 70% 

योगदान)
	� केरल
	� तमिलनाडु
	� उभरते राज्य: आधं्र प्रदशे, ओडिशा, पूर्वोत्तर क्षेत्र 

(अरुणाचल प्रदशे, नागालैंड, मघेालय)।

GI टैग वाली भारतीय कॉफी

•	 कूर्ग  अरेबिका कॉफी (कर्नाटक)

•	 वायनाड रोबस्टा कॉफी (केरल)

•	 चिकमगंलरू अरेबिका कॉफी (कर्नाटक)

•	 बाबा बदुनगिरी अरेबिका कॉफी (कर्नाटक)

•	 मॉनसनूड मालाबार रोबस्टा कॉफी (केरल)

•	 अराकू  कॉफी (आधं्र प्रदशे एवं ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्र)

कॉफी बोर्ड ऑफ इंडि या

•	 कॉफी अधिनियम VII, 1942 के तहत स्थापित।

•	 वाणिज्य एवं उद्योग मतं्रालय के अतंर्गत कार्यरत।

•	 मुख्यालय: बेंगलरुु।

स्रोत: TH

एक्स्ट्रा सेल्युलर आरएनए (exRNA)

संदर्भ

•	 वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया ह ै कि बैक्टीरिया से उत्पन्न 
एक्स्ट्रासेल्युलर आरएनए (exRNA) की उपस्थिति 
कीटाणरुहित पेयजल में भी बनी रह सकती ह।ै

परिचय

•	 एक्स्ट्रासेल्युलर आरएनए (exRNA) उन आरएनए 
अणओु ंको संदर्भित करता ह ैजो कोशिकाओ ंके बाहर 
पाए जाते हैं और रक्त, लार, मूत्र तथा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव 
जैसे शारीरिक तरल पदार्थों में प्रवाहित होते हैं।

•	 सामान्यतः आरएनए (जैसे mRNA, tRNA आदि) 
कोशिकाओ ंके अदंर प्रोटीन निर्माण में सहायक होता 
ह।ै परंत ु इस स्थिति में आरएनए कोशिका से बाहर 
निकलकर अन्य कोशिकाओ ंतक पहुचँ सकता ह।ै
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•	 कोशिका के बाहर जीवित रहने हते ु exRNA विशषे 

आणविक कंटेनरों में यात्रा करता ह,ै जो इसे एजंाइमों 

द्वारा टूटने से बचाते हैं।

•	 यह खोज महत्वपूर्ण ह ै क्योंकि केवल रक्त या अन्य 

शारीरिक तरल पदार्थों की जाँच से चिकित्सक कैं सर या 

हृदय रोग से संबंधित विशिष्ट आरएनए पैटर्न की पहचान 

कर सकते हैं।

राइबोन्यूक्लिक एसिड (RNA)

•	 आरएनए एक जैविक अण ु ह ै जो आनवुंशिक 
जानकारी को प्रोटीन में परिवर्तित करने में सहायक 
होता ह।ै

•	 यह एकल-श्रृंखला वाला न्यूक्लिक एसिड ह,ै जो 
राइबोज शर्क रा, फॉस्फे ट समहू और नाइट्रोजन क्षारक 
(एडेनिन, यरूासिल, साइटोसिन, ग्वानिन) से बना 
होता ह।ै

•	 कोशिकाओ ं में विभिन्न प्रकार के आरएनए पाए 
जाते हैं: मसैेंजर आरएनए (mRNA), राइबोसोमल 
आरएनए (rRNA) और ट्रांसफर आरएनए (tRNA)।

स्रोत: TH

आर्टेम�िस-2 मिशन

संदर्भ

•	 नासा आर्टेमिस-II मिशन को प्रक्षेपित करने जा रहा ह।ै

आर्टेम�िस-II के बारे में

•	 आर्टेमिस-II नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा 

ह,ै जिसका उद्देश्य मनषु्यों को अधिक स्थायी और 

रणनीतिक तरीके से पनुः चदं्रमा पर भजेना ह।ै

•	 इस मिशन में चार अतंरिक्षयात्रियों को चदं्रमा की परिक्रमा 

पर भजेा जाएगा।

•	 यह मिशन चदं्रमा को केवल गंतव्य के रूप में नहीं, 

बल्कि गहन अतंरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मचं के रूप 

में दखेता ह।ै

अपोलो और आर्टे म�िस मिशन में अंतर

अपोलो कार्यक्रम आर्टेमिस कार्यक्रम
•	 1969 से 1972 

के बीच 12 
अतंरिक्षयात्री चदं्रमा 
पर उतरे।

•	 प्रत्येक बार दो 
अतंरिक्षयात्री उतरे।

•	 अ ल ्पक  ा लिक   
यात्राओ ं और 
तकनीकी क्षमता के 
प्रदर्शन पर कें द्रित।.

•	 उद्देश्य केवल चदं्रमा 
पर उतरना नहीं, बल्कि 
दीर्घकालिक उपस्थिति 
सनुिश्चित करना।

	� बार-बार होने वाले 
मिशनों के लिए 
क्षमता विकसित 
करना,

	� अतंरिक्ष यात्रियों 
की दीर्घकालिक 
उपस्थिति को समर्थन 
दनेा,

	� और भविष्य के गहरे 
अतंरिक्ष मिशनों 
के लिए आवश्यक 
बनुियादी ढांचा तैयार 
करना।

•	 गहन अतंरिक्ष मिशनों हते ु
आवश्यक अवसंरचना 
का निर्माण।

स्रोत: TH

पीएम-कुसुम 2.0
समाचार में

•	 सरकार संशोधित प्रधानमतं्री किसान ऊर्जा सरुक्षा एवं 
उत्थान महाभियान (PM-KUSUM 2.0) योजना के 
अतंर्गत बैटरी ऊर्जा भडंारण घटक जोड़ने पर विचार कर 
रही ह।ै

पीएम-कुसुम योजना के बारे में

•	 पीएम-कुसमु योजना 2019 में शरुू की गई थी, जो मार्च 
2026 में समाप्त होने वाली ह।ै

•	 संशोधित संस्करण को PM-KUSUM 2.0 कहा 
जाएगा।

•	 वर्तमान योजना कृषि पंपों के सौरकरण पर कें द्रित ह,ै परंत ु
इसमें बैटरी भडंारण शामिल नहीं ह।ै
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•	 इसका उद्देश्य किसानों की डीजल और ग्रिड विद्युत पर 
निर्भरता कम करना ह।ै

•	 यह भारत के व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण का 
समर्थन करती ह।ै

•	 योजना का क्रियान्वयन नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा 
मतं्रालय (MNRE) द्वारा किया जाता ह।ै

•	 वित्तीय मॉडल: 30% सब्सिडी कें द्र सरकार, 30% राज्य 
सरकार और 40% योगदान किसान।

बैटरी भंडारण की भूमिका

•	 बैटरी भडंारण से पीक घटंों में उत्पन्न अतिरिक्त सौर 
ऊर्जा को संग्रहीत किया जा सकता ह।ै

•	 यह ऊर्जा तब आपूर्ति की जा सकती ह ैजब माँग अधिक 
हो परंत ुसौर उत्पादन कम हो।

•	 इससे ऊर्जा प्रबंधन, विद्युत विश्वसनीयता और ग्रिड 
स्थिरता में सधुार होगा।

स्रोत: TH
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